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	29-30 
	अंक रखे जाएंगे, से संबंधित है ।
	अंक रखे जाने के लिए है, जो शिकार के प्रतिषेध से संबंधित है । यह मूल अधिनियम की अनुसूची की दृष्टिगत व्यख्या की दृष्टि से पारिणामिक संशोधन करने के लिए है ।

	149
	पंक्ति 31 से 38 के स्थान पर पढ़े,-- 

खंड 8—यह खंड धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) में ‘’अनुसूची 3  या अनुसूची 4’’ शब्दों और अंकों का लोप किए जाने के लिए है, जो कतिपय मामलों में वन्य जीवों के शिकार को अनुज्ञात करने से संबंधित है यह मूल अधिनियम की अनुसूची के सुव्‍यवस्‍थिकरण को ध्‍यान में रखते पारिणामिक संशोधन के प्रयोजन के लिए है ।
खंड 9—यह खंड मूल अधिनियम की धारा 24 का संशोधन करने के लिए है जो ‘’भूमि अर्जन अधिनियम, 1894’’ के प्रति निर्देश के स्थान पर ‘’भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013’’ रखने के लिए अधिकारों के अर्जन से संबंधित है, चूंकि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 निरसित किया जा चुका है।
खंड 10—यह खंड मूल अधिनियम की धारा 25 का संशोधन करने के लिए है जो ‘’भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम, 1894 कहा गया है)’’ के प्रति निर्देश के स्थान पर ‘’भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013(2013 का 30)(जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा गया है)’’’ रखने के लिए अर्जन कार्यवाहियों से संबंधित है, चूंकि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 निरसित किया जा चुका है।

	150
	पंक्ति 1 से 13 के स्थान पर पढ़े,-- 

यह मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) में.-
(i) खंड (क) में अधिनियम, 1894 के स्‍थान पर अधिनियम, 2013 रखने;

(ii) खंड (ख) और खंड (ग) में अधिनियम, 1894 की धारा 9 के प्रतिनिर्देश के स्‍थान पर अधिनियम, 2013 की धारा 21 रखने;

(iii) खंड (घ) में अधिनियम, 1894 की धारा 18 और भाग 3 के प्रतिनिर्देश के स्‍थान पर अधिनियम, 2013 की क्रमश: धारा 64 और अध्‍याय 8 रखने;

(iv) खंड (ङ) में अधिनियम, 1894 के अधीन न्‍यायालय के प्रतिनिर्देश के स्‍थान पर अधिनियम, 2013 के अधीन प्राधिकरण रखने; और
(v) इस प्रभाव का स्‍पष्‍टीकरण अंत:स्‍थापित करने के लिए कि पद; प्राधिकरण से अधिनियम, 2013 की धारा 51 के अधीन स्‍थापित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्‍यवस्‍थापन प्राधिकरण अभिप्रेत है, 
का प्रस्‍ताव करता है ।
खंड 11—यह खंड मूल अधिनियम की धारा 28 का संशोधन करने के लिए है जो अनुज्ञा को अनुदत्‍त करने से संबंधित है । यह निवास में कोई परिवर्तन किए बिना निवास या वन्‍य जीव जो उन प्रयोजनों में से एक है जिसके लिए अभ्‍यारण में प्रवेश करने या निवास करने के लिए अनुज्ञा दी जा सकेगी, पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना फिल्‍म निर्माण को सम्‍मिलित करने का प्रस्‍ताव करता है । 
खंड 12.—यह खंड मूल अधिनियम की धारा 29 का संशोधन करने के लिए है जो अनुज्ञा के बिना अभ्‍यारण में कोई नाशकरण, आदि करने के प्रतिषेध से संबंधित है ।
   यह राज्‍य बोर्ड के प्रतिनिर्देश के स्‍थान पर राष्‍ट्रीय बोर्ड की स्‍वीकृति से वन्‍य जीव रखने का प्रस्‍ताव करता है ।
यह मूल अधिनियम की धारा 29 के स्पष्टीकरण को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे धारा 11

	150
	17-18
	इस धारा के अधीन कोई प्रतिषिद्ध कार्य नहीं समझा जाएगा ।
	को अपवर्जित करने के लिए स्पष्टीकरण के क्षेत्र को बढ़ाया जा सके । 

	150 
	19
	33 के संशोधन से संबंधित है, जिससे 
	33 का संशोधन करने के लिए है, जो अभयारणों के नियंत्रण से संबंधित है, जो,- 

	150 
	पंक्ति 20 से 38 के स्थान पर पढ़े,-- 

यह प्रस्‍ताव करता है कि मुख्‍य वन्‍य जीव वार्डन केन्‍द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार तैयार प्रबंध योजना के अनुसरण में और यदि अभ्‍यारण ऐसे अनुसूचित क्षेत्र में आता है जहां अनुसूचित जाति और अन्‍य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्‍यता) अधिनियम, 2006 लागू है, संबद्ध ग्राम सभा के साथ सम्‍यक् परामर्श करके तैयार प्रबंध योजना के अनुसरण में सभी अभ्‍यारणों का नियंत्रण, प्रबंध और रखरखाव करेगा । यह धारा 33 के खंड (क) के परंतुक के क्षेत्राधिकार के भीतर वाणिज्‍यिक प्रयोजनों सरकारी लॉज को सम्‍मिलित करने के लिए और प्रस्‍ताव करता है ।
खंड 14.—यह खंड मूल अधिनियम की धारा 34 का संशोधन करने के लिए है जो आयुध का कब्‍जा रखने वाले कतिपय व्‍यक्‍तियों के रजिस्‍ट्रीकरण से संबंधित है । यह एक नई उपधारा (4) अंत:स्‍थापित करने के लिए है जिसमें अभ्‍यारण के 10 किलोमीटर के भीतर निवास करने वाले किसी व्‍यक्‍ति की मुख्‍य वन्‍य जीव वार्डन या प्राधिकृत अधिकारी को सूचना दिए बिना आयोग अनुज्ञप्‍ति का नवीकरण नहीं किया जाएगा ।  
खंड 15.—यह खंड मूल अधिनियम की धारा 35 का संशोधन करने के लिए है जो राष्‍ट्रीय उद्यान की उद्घोषणा से संबंधित है । यह अधिनियम की धारा 18क जो अभ्‍यारणों की सुरक्षा से संबंधित है, के विस्‍तार का प्रस्‍ताव करती है जो वर्तमान में केवल अभ्‍यारणों, साथ ही साथ राष्‍ट्रीय उद्यानों पर लागू होती है । 
खंड 16.—यह खंड धारा 36घ का संशोधन करने के लिए है जो समुदाय आरक्षित प्रबंध समिति से संबंधित है । यह समिति में ग्राम पंचायत या ग्राम सभा द्वारा नामनिर्दिष्‍ट किए जाने वाले प्रतिनिधियों को “पांच” से “पांच से अनधिक” में परिवर्तित करने का प्रस्‍ताव करती है ।
यह एक नई उपधारा (2क) अंत:स्‍थापित करने का प्रस्‍ताव करता है जो उपबंध करती है कि
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	1-2 
	अर्थात् :—

‘’(2क) जहां कोई
	जहां कोई
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	पंक्ति 7 से 19 के स्थान पर पढ़े,-- 

खंड 17.—यह खंड मूल अधिनियम की धारा 38 का संशोधन करने के लिए है जो किसी क्षेत्र को अभ्‍यारण या राष्‍ट्रीय उद्यान घोषित करने की केन्‍्द्रीय सरकार की शक्‍ति से संबंधित है । यह धारा 38 का संशोधन करने का प्रस्‍ताव करता है जिससे कि केन्‍द्रीय सरकार को राज्‍य सरकार द्वारा उसे पट्टे पर दिए गए या अन्‍यथा अंतरित क्षेत्रों को संरक्षण आरक्षिती घोषित करने के लिए अनुज्ञात किया जा सके । 
खंड 18.—यह खंड मूल अधिनियम की धारा 38ठ की उपधारा (2) के खंड (ण) का संशोधन करने के लिए है जो राष्‍ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन करने से संबंधित है । राष्‍ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के सदस्‍य-सचिव के लिए विनिर्दिष्‍ट रैंक को वन महानिरीक्षक या वन महानिरीक्षक की रैंक से अन्‍यून किसी अधिकारी की समतुल्‍य किसी अधिकारी से परिवर्तित करने का प्रस्‍ताव करता है ।

	151
	20-21
	अधिनियम की धारा 38भक के संशोधन से संबंधित है, जिसमें ‘’38भक. इस अध्याय में
	अधिनियम में नई धारा 38भक अंत:स्थापित करने के लिए है जो यह उपबंध करती है कि अध्याय 4ख में

	151
	पंक्ति 25 से 31 के स्थान पर पढ़े,-- 

खंड 20.—यह खंड मूल अधिनियम के अध्‍याय 4ग के शीर्ष का संशोधन करने के लिए है जो बाघ और अन्‍य संकटग्रस्‍त जाति अपराध नियंत्रण ब्‍यूरो से संबंधित है । यह प्रस्‍तावित किया जाता है जिससे इस अध्‍याय का नाम “बाघ और अन्‍य संकटग्रस्‍त जाति अपराध नियंत्रण ब्‍यूरो” का नाम बदलकर “वन्‍य जीव नियंत्रण ब्‍यूरो” किया जा सके ।
खंड 21.-- यह खंड मूल अधिनियम की धारा 38म का संशोधन करने के लिए है जो बाघ और अन्‍य संकटग्रस्‍त जाति अपराध नियंत्रण अधिनियम के गठन से संबंधित है । यह पार्श्‍वशीर्ष और धारा के संशोधन का प्रस्‍ताव करता है जिससे ब्‍यूरो को “वन्‍य जीव अपराध नियंत्रण ब्‍यूरो” निर्दिष्‍ट किया जा सके । यह अपर आयुक्‍त (सीमा शुल्‍क और केन्‍द्रीय उत्‍पाद शुल्‍क) के प्रति निर्देश को अपर आयुक्‍त (सीमा शुल्‍क और केन्‍द्रीय माल और सेवा कर) से बदलने का और प्रस्‍ताव करता है ।
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	32
	इत्यादि को
	इत्यादि के
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	33-38 के स्थान पर पढ़े,--

सरकारी संपत्ति होने से संबंधित है । 
यह उपबंध करने के लिए कि कोई जीवित प्राणी एक सरकारी संपत्ति है, उन्हें अपने प्राकृतिक आवास से नहीं हटाया जा सकता है, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि यह एक मान्यताप्राप्त चिड़ियाघर या बचाव केंद्र के माध्यम से उन्हें घर या देखभाल प्रदान करे । उपधारा (4) अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है ।
एक नई उपधारा (5) तथा परंतुक अंत:स्थापित करने का प्रस्ताव भी है जिससे केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को ऐसे प्राणी, वस्तु, ट्राफी या व्युत्पन्न ट्राफी या किसी वन्य प्राणी से प्राप्त किया गया मांस, या केंद्रीय सरकार द्वारा, विहित रीति में निपटान करने हेतु समर्थ किया जा सके । उपधारा का परंतुक यह उपबंध करता है कि ऐसे किसी निपटान में कोई व्यापारिक विक्रय या नीलामी सम्मिलित नहीं होगी और स्वामित्व का प्रमाणपत्र ऐसे निपटारे के लिए जारी नहीं किया जाएगा ।

	पृष्ठ 152 से पृष्ठ 154 का लोप करें ।

	155
	7
	इसका उद्देश्‍य
	यह

	155
	8
	करना है ।
	करने का प्रस्ताव है ।

	155
	26
	उपधारा को
	उपधारा (4) को

	156
	पंक्ति 5 के पश्चात् अंत:स्थापित करें,-- 

	
	प्रस्तावित नया खंड 49घ, अन्य बातों के साथ, प्रस्तावित नए अध्याय के प्रयोजनों के लिए शब्दों और पदों को परिभाषित करने के लिए है । 
प्रस्तावित नई धारा 49ङ केंद्रीय सरकार द्वारा प्रबंध प्राधिकारी के पदनाम का उपबंध करने के लिए   है । यह उपबंध करता है कि ऐसा प्रबंध प्राधिकारी अपर वन महानिदेशक की पंक्ति से अन्यून पंक्ति का कोई अधिकारी होगा, जो अनुसूचित नमूनों में व्यापार के लिए अनुज्ञापत्रों और प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए (अर्थात् अनुसूची 4 में सूचीबद्ध प्रजातियों के नमूने), रिपोर्टें प्रस्तुत करने और ऐसे कृत्य करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो अभिसमय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों । ये केंद्रीय सरकार को प्रबंध प्राधिकारी की सहायता करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करने में तथा प्रबंध प्राधिकारी को केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से सहायक महा वन निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून अधिकारियों को अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित करने में समर्थ बनाता है ।
प्रस्तावित नया खंड 49घ, अन्य बातों के साथ, प्रस्तावित नए अध्याय के प्रयोजनों के लिए शब्दों और पदों को परिभाषित करने के लिए है । 
प्रस्तावित नई धारा 49ङ केंद्रीय सरकार द्वारा प्रबंध प्राधिकारी के पदनाम का उपबंध करने के लिए   है । यह उपबंध करता है कि ऐसा प्रबंध प्राधिकारी अपर वन महानिदेशक की पंक्ति से अन्यून पंक्ति का कोई अधिकारी होगा, जो अनुसूचित नमूनों में व्यापार के लिए अनुज्ञापत्रों और प्रमाणपत्रों को जारी करने के लिए (अर्थात् अनुसूची 4 में सूचीबद्ध प्रजातियों के नमूने), रिपोर्टें प्रस्तुत करने और ऐसे कृत्य करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो अभिसमय के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों । ये केंद्रीय सरकार को प्रबंध प्राधिकारी की सहायता करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त करने में तथा प्रबंध प्राधिकारी को केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से सहायक महा वन निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून अधिकारियों को अपनी शक्तियों को प्रत्यायोजित करने में समर्थ बनाता है । 
प्रस्तावित नई धारा 49च केंद्रीय सरकार द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान में लगे हुए संस्थानों को वैज्ञानिक प्राधिकारियों के रूप में अभिहित करने का उपबंध करने के लिए है । यह उपबंध करता है कि वैज्ञानिक प्राधिकारी, प्रबंध प्राधिकारी को उसे निर्दिष्ट विषयों पर परामर्श देगा । यह उपबंध करता है कि वैज्ञानिक प्राधिकारी अनुसूची 4 के परिशिष्ट 2 में सूचीबद्ध प्रजातियों की मानीटरी करेगा और उनके व्यापार पर परामर्श देगा, जिससे ऐसी प्रजातियों को पारिस्थितिकी तंत्र, जिसमें वह उदभूत होती है, में उसकी भूमिका से संगत स्तर पर और उससे ऊपर के स्तर पर उसकी संपूर्ण रेंज में उसे बनाए रखा जा सके । 
प्रस्तावित नई धारा 49छ यह उपबंध करने के लिए है कि प्रबंध प्राधिकारी और वैज्ञानिक प्राधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन तथा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार के साधारण या विशेष निदेश की शर्त के अधीन होंगे, जो समय-समय पर वह दे ।
प्रस्तावित नई धारा 49ज यह उपबंध करने के लिए है कि कोई भी व्यक्ति, अध्याय 5ख के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय, अनुसूचित नमूनों का व्यापार नहीं करेगा । यह और उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार नियमों द्वारा उन शर्तों और प्रक्रियाओं को विहित करेगी, जिनके द्वारा अभिसमय के अनुच्छेद 7 में अंतर्विष्ट छूटों का लाभ लिया जा सकेगा । यह भी उपबंध करता है कि किसी अनुसूचित नमूने के व्यापार में लगा हुआ प्रत्येक व्यक्ति अनुसूचित नमूने के ब्यौरों की और संव्यवहार की प्रबंध प्राधिकारी को या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को विहित रीति में रिपोर्ट करेगा । यह भी उपबंध करता है कि अनुसूचित नमूनों के व्यापार में लगा हुआ प्रत्येक व्यक्ति प्रबंध प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या सीमाशुल्क अधिकारी को नमूनों को केवल निकास पत्तन और प्रवेश पत्तन पर निकासी के लिए प्रस्तुत करेगा, जैसा कि केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए । 
प्रस्तावित नई धारा 49झ अनुसूचित नमूनों के निर्यात की शर्तों का उपबंध करने के लिए है । यह अनुज्ञापत्रों या प्रमाणपत्रों का और उपबंध करती है, जो अनुसूची 4 के प्रत्येक परिशिष्ट में सूचीबद्ध प्रजातियों के निर्यात के लिए अनुदत्त करने और प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है तथा निर्यात अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए पूरी की जाने वाली शर्तों का उपबंध करने के लिए है । 
प्रस्तावित नई धारा 49ञ अनुसूचित नमूनों के निर्यात के लिए शर्तों का उपबंध करती है । यह अनुसूची 4 के प्रत्येक परिशिष्ट में सूचीबद्ध प्रजातियों के आयात के लिए अनुदत्त और प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित अनुज्ञापत्रों या प्रमाणपत्रों तथा आयात अनुज्ञापत्रों को जारी करने के लिए पूरी की जाने वाली शर्तों का और उपबंध करती है । 
प्रस्तावित नई धारा 49ट अनुसूचित नमूनों के पुन: निर्यात के लिए शर्तों का उपबंध करती है । यह अनुसूची 4 के प्रत्येक परिशिष्ट में सूचीबद्ध प्रजातियों के पुन: निर्यात के लिए अनुदत्त और प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित अनुज्ञापत्रों या प्रमाणपत्रों तथा पुन: निर्यात अनुज्ञापत्रों को जारी करने के लिए पूरी की जाने वाली शर्तों का और उपबंध करती  है । 
प्रस्तावित नई धारा 49ठ समुद्र से अनुसूचित नमूने लाने के लिए शर्तों का उपबंध करती है । यह और उपबंध करती है कि अनुसूची 4 के परिशिष्ट 1 या परिशिष्ट 2 में सूचीबद्ध प्रजातियों के समुद्र से लाने के लिए पूर्व अनुदान और समुद्र से लाने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित है । यह समुद्र से लाने का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पूरी की जाने वाली शर्तों का भी उपबंध करती है । 
प्रस्तावित नई धारा 49ड जीवित अनुसूचित प्राणी प्रजातियों का कब्जा, अंतरण और प्रजनन उपबंध करती है । अनुसूची 4 में सूचीबद्ध किसी प्राणी प्रजाति के जीवित नमूने को कब्जे में रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रबंध प्राधिकारी को ब्यौरे रिपोर्ट करेगा और प्रबंध प्राधिकारी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि इसे प्राणी या वनस्पति के संरक्षण से संबंधित किसी विधि के उल्लंघन में प्राप्त नहीं किया गया है तो स्वामी द्वारा ऐसे नमूने को रखना अनुज्ञात करते हुए एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा । यह केंद्रीय सरकार द्वारा विहित नियमों के अनुसार ऐसे नमूनों के अंतरणों, जन्मों और मृत्यों को रिपोर्ट करने और रजिस्ट्रीकरण का और उपबंध करता है ।
प्रस्तावित नई धारा 49ढ यह उपबंध करती है कि बंदी अवस्था में प्रजनन के कार्य या अभिसमय के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध किसी अनुसूचित नमूने की कृत्रिम रूप से वंश-वृद्धि में लगा हुआ प्रत्येक व्यक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा विहित प्ररूप और रीति में मुख्यजीव वार्डन को रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा ।
 प्रस्तावित नई धारा 49ण यह उपबंध करती है कि जब अपेक्षित शर्तें, जिनके अंतर्गत बंदी अवस्था में प्रजनन या परिशिष्ट 1 की प्रजातियों के कृत्रिम वंश-वृद्धि से संबंधित अभिसमय के सुसंगत संकल्प भी हैं, को पूरा किया जाता है तो मुख्यजीव वार्डन धारा 49ण की उपधारा (1) के अधीन आवेदन करने वाले व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र जारी करेगा । यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र दो वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, यह मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा रजिस्ट्रीकरण से इंकार या रद्द किए जाने की दशा में राज्य सरकार को अपील करने के लिए भी उपबंध करता है । 
प्रस्तावित नई धारा 49त यह उपबंध करती है कि कोई भी व्यक्ति किसी अनुसूचित नमूने या उसके पैकेज पर चस्पा किए गए पहचान चिह्न में परिवर्तन नहीं करेगा, विरुपित नहीं करेगा, नहीं मिटाएगा या नहीं हटाएगा । 
प्रस्तावित नई धारा 49थ यह उपबंध करती है कि ऐसा प्रत्येक अनुसूचित नमूना, जिसके प्रति इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन कोई अपराध कारित किया गया है, केंद्रीय सरकार की संपत्ति हो जाएगा और सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना धारा 39 के उपबंध यथाआवश्यक उपांतरणों सहित प्रजातियों और अनुसूचित नमूनों के संबंध में ऐसे लागू होंगे, जैसे वे वन्य प्राणियों, बंधक प्राणियों और प्राणी वस्तुओं को लागू होते हैं । यह और उपबंध करता है कि अनुसूची 4 में सूचीबद्ध प्रजातियों के किसी जीवित नमूने का सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन इस अधिनियम के उल्लंघन में भारत में निर्यात के परिणामस्वरूप अभिग्रहण किया जाता है तो प्रबंध प्राधिकारी निर्यातक देश के साथ परामर्श के पश्चात् उस देश के नमूने को उस देश के व्यय पर वापस कर देगा या यदि उसको निर्यात किए जाने वाले देश को वापस नहीं किया जा सकता है तो सुनिश्चित करेगा कि उसको किसी मान्यताप्राप्त प्राणी उद्यान या बचाव केंद्र द्वारा रखा जाए और उसकी देखभाल की जाए । यह प्रबंध प्राधिकारी ऐसे प्रयोजनों के लिए वैज्ञानिक प्राधिकारी से परामर्श करेगा यदि वह ऐसा करना उचित समझता है, के लिए भी उपबंध करती है । 
प्रस्तावित नई धारा 49द यह उपबंध करती है कि अनुसूची 4 और अनुसूची 1 या अनुसूची 2 में सूचीबद्ध प्रजातियां समान है तो इस अधिनियम के उपबंध अनुसूची 1 या अनुसूची 2 में में सूचीबद्ध ऐसी प्रजातियों को लागू होंगे और तदधीन बनाए गए नियम भी लागू होंगे ।
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